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सेवा में, 
श्री मयंक सेक्सैना 


आगरा (उत्तर प्रदेश) - 282004 


विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय। 


महोदय, 


कृपया अपने दिनांक 20.06.208 के पत्र (/00/8/208/60353) का संदर्भ लें जो ऑन-लाईन प्राप्त हुआ, 
जिसे आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया है। 


2. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आपने दिनांक 2.05..208 के सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र 
(52257) जो इस कार्यालय में ऑन-लाईन प्राप्त हुआ था, में आपने (204-8 तक) प्रधान मंत्री के विदेशी दौरों और उनकी 
सुरक्षा पर खर्च के बारे में और अन्य विविध जानकारी मांगी थी। 


3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको दिनांक 3.06.208 के पत्र द्वारा मामले से संबंधित 
जवाब (]) पृष्ठ में उपलब्ध करा दिया था। 

* 4. अपील में आपने उपलब्ध कराई गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त किया है और मांगी गई संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने 
का अनुरोध दोहराया है। 


5. अधोहस्ताक्षरी ने मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया है और यह पाया है कि आप मामले के संबंध में 
प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट हैं और आपने इस संबंध में मांगी गई 
संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध दोहराया है। यह पाया गया है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपके 
प्रश्न बिंदु संख्या- के बारे में आपको प्रधान मंत्री के विदेशी दौरों पर खर्च से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री 
कार्यालय की वेब-साईट का संदर्भ लेने की सलाह दी थी। इस मामले में वेब-साईट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के 
अलावा आज की तारीख के अनुसार ऐसी कोई अन्य जानकारी नहीं है जिसे आपके साथ साझा किया जा सके। आप आगे 
की जानकररी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अद्यतन की जाने वाली वेब-साईट का संदर्भ ले सकते हैं। जहां तक आपके 
द्वारा निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराए जाने की बात है यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी 
केवल वही सूचना देने के लिए बाध्य हैं जो अभिलेखों में धारित है और आवेदन-कर्ता के सुझाए अनुसार मामले में कार्रवाई 
नहीं की जाती है। इसलिए, इस संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का जवाब सही है। आपके प्रश्न संख्या -2 में मांगी गई 
जानकारी के संबंध में पाया गया है कि इस जानकारी का संबंध विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के कार्यकरण से है और इस 
संगठन को अधिनियम की धारा 24 के तहत ऐसी सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त है जो आपने मांगी है। यह भी लेख किया 
जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का संबंध भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के किसी पहलू के उल्लंघन से नहीं है 
जिसमें मांगी गई सूचना साझा किए जाने की बाध्यता हो। इसलिए, प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी 


पु क्‍& का 
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0 संख्या आरटीआई/6495/208-पीएमआर 
का निर्णय सही है। बिंदु संख्या - 4 के संबंध में पाया गया है कि आपने पूर्व प्रधान मंत्री श्री मममोहन सिंह और मौजूदा 
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खर्च के तुलनात्मक विवरण की जानकारी मांगी थी। केन्द्रीय लोक सूचना 
अधिकारी ने माना है कि मांगी गई जानकारी अस्पष्ट है। इस मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय सही 
है क्योंकि चाही गई जानकारी किसी एक मास्टर फाईल का हिस्सा नहीं बल्कि प्रस्तुत मामले में यह सूचना समय-समय 
पर रखे गए अभिलेखों में प्राप्ति हो सकती है। इसलिए, इस तरह की व्यापक जानकारी के संग्रहण और संकलन में इस 
कार्यालय के संसाधनों का सामान्य कार्यों से विचलन होगा जिस पर अधिनियम की धारा 7(9) के उपबंध लागू होते हैं। 
6. उपर्युक्त कारणों के आधार पर आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई की जानी शेष नहीं है और तदनुसार इसका 
निपटान किया जाता है। 

7. यदि आप उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र के मिलने के 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग 
नाथ मार्ग, तीसरी मंजिल, मुनीरका, नई दिल्‍ली- 0067 में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। 


३! 


 आ 
(पद इकराम रिज़वी) 
निदेशक एवं अपील प्राधिकारी 
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दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उक्त प्रथम अपील उत्तर पर अपने 
विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने कुछ प्रश्न सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री 
कार्यालय से पूछे थे। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त उत्तरों से मैं असंतुष्ट था, क्योंकि 
उसमें कुछ प्रश्नो के उत्तर अपूर्ण दिए गए थे जबकि कुछ प्रश्नो के उत्तर देने से बचने के 
लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा व उपधाराओं का अपने अनुसार प्रयोग 
करके प्रश्न की सीमा को कानून से बाध्य करने का प्रयास किया गया था, और उत्तर नहीं 
दिया था। 


मैंने ॥। »&6० के तहत प्रथम अपील दी, इस विश्वास के साथ कि शायद प्रधानमंत्री 
कार्यालय अपने कार्यों में पारदर्शिता रखता होगा पर मेरी यह पूर्वधारणा गलत निकली। 
आज इस उत्तर को पढ़ने के बाद मैं ऐसा स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि आखिर क्‍यों 
मोदी सरकार आर टी आई एक्ट में बदलाव करना चाहती है। 


रिज़वी साहब (निदेशक एवं अपील प्राधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय) कहते हैं कि 
विदेशी दौरों के खर्च की जानकारी हमारे पास केवल उतनी है जितनी आपको वेबसाइट 
पर बताई गयी है। अर्थात चार्टर्ड विमानों के अतिरिक्त या तो प्रधानमंत्री महोदय का कहीं 
और किसी प्रकार से खर्चा नहीं होता या उसे अभिलेखों में रखा जाना सरकार मुनासिब 
नहीं समझती। इसके भी दो कारण हो सकते हैं या तो मोदीजी चार्टर्ड विमानों के 
अतिरिक्त अन्य सभी ख़र्चे अपनी आय से खर्च करते हैं जेसा प्रतिदिन सोशल नेटवर्किंग 
साइटस पर वायरल किया जाता है, अगर ये सही है तो ऐसी कितनी आय है मोदीजी की। 
और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन खर्चों के आंकड़े सीमाओं से बाहर हो चले हो 
जिस कारण उन्हें सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज़ नहीं किया जाता हो। खैर ये दोनों महज़ 
संभावनाएं हैं। हकीकत तो साक्षात प्रधानमन्त्री महोदय या उनके विभागीय कर्मचारी ही 
बता सकते हैं। 
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रिज़वी साहब आगे अपने क्रोध को भाषाओँ के मोतियों में पिरोकर लिखते हैं कि सूचना 
आपके बताये प्रारूप में आपको देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। पर रिज़वी साहब आप 
इस बात के लिए बाध्य हैं कि आप स्वतंत्र देश के एक सम्मानित नागरिक के समस्त प्रश्नो 
का उत्तर दें पर आपने तो कई प्रश्नो को जैसे घोंट कर पी लिया। प्रारूप में उत्तर न देते 
किसने कहा था पर कम से कम सभी प्रश्नों का तो उत्तर दे देते। आपने तो समस्त खर्चों 
का ब्यौरा नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया वो खर्चा किया कहाँ से जाता है। प्रधानमन्त्री 
जी का उस खर्चे में कितना योगदान रहता है। 


रिज़वी साहब दूसरे प्रश्न पर बताते हैं कि मोदीजी की सुरक्षा खर्च का ब्यौरा आपको नहीं 
दिया जा सकता है क्योंकि उनकी सुरक्षा विशेष सुरक्षा दल करता है और वो सूचना के 
अधिकार के तहत छूट प्राप्त है। पर फिर मेरा प्रश्न वही है कि ये प्रश्न मेरा प्रधानमन्त्री 
कार्यालय से था न कि विशेष सुरक्षा दल से। और फिर मैंने महज़ इतना ही पूछा था कि 
प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कितना धन खर्च किया जाता है और उसमें प्रधानमन्त्री जी 
का कितना और कैसा योगदान रहता है। ये प्रश्न न तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा 
करता है न कर सकता है। पता नहीं क्‍यों प्रधानमंत्री कार्यालय इसको छुपाने में लगा है। 


एक पंक्ति मेरी अज्ञान बुद्धि की सीमाओं से परे है, किसी बुद्धिजीवी को स्पष्ट हो जाए तो 
कृपया करके रिज़वी साहब की इस पंक्ति के पीछे का भाव ज़रूर स्पष्ट करें, रिज़वी 
साहब कहते हैं, "यह भी लेख किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी 
का सम्बन्ध भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के किसी पहलू के उलंघन से नहीं है 
जिसमें माँगी गयी सूचना साझा किये जाने की बाध्यता हो।" 

जहाँ तक मुझे समझ आता है रिज़वी साहब कहना चाहते हैं कि अगर मेरे प्रश्न का 
ताअल्लुक़ात किसी मानवाधिकार या भ्रष्टाचार के पटल पर होता तो रिज़वी साहब कानून 
तोड़कर मुझे उत्तर अवश्य देते। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अगर मेरे प्रश्न का 
सम्बन्ध विशेष सुरक्षा दल के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार के मद्देनज़र होता तो 
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रिज़वी साहब फिर विशेष सुरक्षा दल की श। #त से छूट को अस्वीकृत करके मुझे 
जानकारी दे देते। 


अब ज़रा यहाँ स्पष्ट कर दूँ, रिज़वी साहब जो पैसा एक नेता की सुरक्षा में खर्च होता है, वो 
देश के नागरिकों से प्राप्त कर के राजस्व से वहन किया जाता है। तो देश के नागरिक 
होने के नाते यह हर नागरिक का अधिकार है (मानव + अधिकार) कि वो पूछे कि 
उसका धन कहाँ किस तरीके से और कितना खर्च किया गया है। तो उस नाते भी आप 
बता सकते थे कि मोदीजी की सुरक्षा पर होने वाला व्यय कितना होता है प्रतिवर्ष। रही 
बात भ्रष्टाचार की, तो रिज़वी साहब आप कौन से महाभारत महाकाव्य के पात्र संजय हो 
रहे हैं जो आपने मेरा प्रश्न पढ़कर उसके पीछे का प्रयोजन जान लिया? अब अगर उस 
आंकड़े से यह स्पष्ट होता कि भ्रष्टाचार हुआ है तो वो तो उत्तर मिलने के बाद स्पष्ट होता 
और आप और मैं कोई त्रिकालदर्शी तो हूँ नहीं जो भविष्य देखकर भ्रष्टाचार जानकर प्रश्न 
पूछते वक़्त आपको भ्रष्टाचार का हवाला देकर प्रश्न करता। 


रिज़वी साहब आगे कहते हैं कि प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री कार्यालय पर होने वाला खर्च 
किसी मास्टर फाइल का हिस्सा नहीं ये तो समय समय पर रखे गए अभिलेखों से 
ज्ञात हो सकता है, अतः शा। के उत्तर में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का कहना कि 
मांगी गयी जानकारी अस्पष्ट है ये बिल्कुल उचित है। अब ज़रा कोई मुझे ये समझाए एक 
घर का प्रबंधन उसका सच्जालन कर रहा मुखिया भी सारे आंकड़ें सुरक्षित रखता है और 
भविष्य में निकटतम कुछ वर्षों तक का वार्षिकी व्यय बता देता है ऐसे में इतना बड़ा 
कार्यालय, जिसका मुखिया स्वयं देश का प्रधानमन्त्री हो, उस विभाग के पास इतना डाटा 
नहीं कि वो बता सके कि प्रतिवर्ष उस कार्यालय पर कितना व्यय किया जाता है। और 
रही बात केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रवीन कुमार जी, की तो बताएं ज़रा इस प्रश्न में 
न समझ में आने लायक क्‍या था। इसका तो आशय यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का 
संचालन राम भरोसे चल रहा है। जितना मन करे फूंकों जबाव देना किसको है और फिर 


29386 506 


कोई शख्स सूचना के अधिकार के तहत कुछ पूछने का प्रयास करे तो कह दो प्रश्न 
समझ नहीं आया, प्रश्न अस्पष्ट है या फलाँ फलाँ धारा उपधारा के अनुसार हम जबाव नहीं 
देंगे। 


रही बात तुलनात्मक जानकारी नहीं दे सकते थे तो आप आंकड़ें तो देते तुलनात्मक 
अध्ययन करने जितना नाचीज़ पढ़ा लिखा है स्वयं कर लेता। 


कितनी लापरवाहीपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास उसका स्वयं का प्रतिवर्ष 
के व्यय का कोई आंकड़ा नहीं है। 


और इसी के साथ रिज़वी साहब अपने क्रोध को शांत करते हुए मेरी प्रथम अपील का 
निपटान कर देते हैं। 


यहाँ जितना जो भी लिखा है सब अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत मैंने केवल अपना मत 
अपना विचार रखा है। बाकी जैसी जिसकी सोच। 


((दिनांक 2/अगस्त/208 को 
[795://9प00/ावकफक्र्ा539९73.0005590.८077/ ब्लॉग पर सम्पादित।) 


लेखक 
मयंक सक्सेना 'हनी' 


आगरा, उत्तर प्रदेश 
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